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जिसका उत्‍तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।
.....
भूजल में आर्सेनिक संदूषण संबंधी राष्ट्रीय जागरुकता
3665. श्री ए.के. सेल्वाराज: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में भूजल में आर्सेनिक संदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए योजना बनाने पर विचार कर रही है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या यह भी सच है कि लोगों को आर्सेनिक संदूषण के बारे में जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की नितांत आवश्यकता है; 
(घ) 
क्या सरकार ने व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों से इस कार्य में सरकार का साथ देने का आग्रह किया है; और 
(ङ) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, आर्सेनिक प्रदूषण के पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीजीडब्‍ल्‍यूबी आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृत्‍त क्षेत्रों को टैप करते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्‍तर प्रदेश के आर्सेनिक प्रभावित भागों में अन्‍वेषण कुंओं का निर्माण करने में शामिल रहा है, जिन्‍हें अन्‍वेषणात्‍मक ड्रिलिंग और जियो-फिजिकल लॉगिंग के माध्‍यम से स्‍टेट ऑफ दि आर्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशुद्धता से सीमांकित किया गया है ।
इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी भूजल में आर्सेनिक सहित विभिन्न जैविकीय प्रदूषण की मात्रा और इसके दायरे का पता लगाने के लिए भूजल की गुणवत्ता का आवधिक मॉनिटरिंग करता है। भूजल गुणवत्ता आंकड़ों को आवश्यक उपायों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। 
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आवंटित 67 प्रतिशत निधि का प्रयोग जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने और जल गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। 
अल्पकालिक उपाय के रुप में नीति आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत वित्त पोषण आधार पर 800 करोड़ रुपए तथा पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों को आर्सेनक एवं फ्लोराईड प्रभावित बस्तियों में जारी जल आपूर्ति स्कीमों को पूरा करने के लिए अलग से प्रत्येक को 100-100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दीर्घकालिक उपाय के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित बस्तियों के लिए स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब मिशन शुरू किया है तथा जारी जल गुणवत्ता प्रभावित स्कीमों को पूरा करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 814.14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 
(ग) से (ङ) जी हां। आर्सेनिक से प्रदूषित पेयजल के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यों को जारी एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 5 प्रतिशत की सहायता निधि का प्रयोग आर्सेनिक से प्रदूषित पेयजल के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जन जागरूकता लाने हेतु आईईसी कार्यकलाप शुरू करने के लिए किया जा सकता है।
केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) ने 07 मार्च, 2017 को नई दिल्‍ली में ‘’गंगा बेसिन में भूमि जल में आर्सेनिक की समस्‍या और उसका निवारण’’ विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की है। 
कार्यशाला का उद्देश्‍य व्‍यापक विचार-विमर्श द्वारा आर्सेनिक की समस्‍या को समाप्‍त करने के लिए व्‍यापक योजना/कार्यनीति तैयार करना है। कार्यशाला में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्‍सा लिया जिनमें देशभर से प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नई दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय के विभिन्‍न विभागों के विद्यार्थियों, संकाय सदस्‍यों, जल विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विभिन्‍न मंत्रालयों के स्‍टाफ सदस्‍यों ने भाग लिया । कार्यशाला के तकनीकी सत्र में, प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों के बीच पैनल चर्चा करने के अलावा आमंत्रित व्‍यक्तियों ने 8 शोध पत्र प्रस्‍तुत किए। 23 चुने गए शोध पत्रों का एक कार्यशाला खंड जारी किया गया था।
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